भारत सरकार
सूक्ष्म, लघु और मध्‍यम उद्यम मंत्रालय
राज्य सभा
अतारांकित प्रश्‍न संख्‍या 1080       
उत्‍तर देने की तारीख : 19.12.2018  
सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों के विकास के
लिए राज्यों को निधियों का आबंटन
1080.
डा॰ वी॰ मैत्रेयनः
क्या सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः
(क) 
क्या सरकार ने विशेष तौर पर विमुद्रीकरण की प्रक्रिया के बाद देश में सूक्ष्म, लघु और 
मध्यम उद्यमों के समग्र विकास के लिए विभिन्न राज्यों को कोई विशेष निधि आवंटित की है;
(ख)
यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) 
गत तीन वर्षों में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम क्षेत्र के लिए आवंटित निधि का वर्ष-वार और 
राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और
(घ) 
सरकार द्वारा तमिलनाडु में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम को पर्याप्त समर्थन प्रदान करने के 
लिए क्या-क्या कदम उठाए गए हैं?
उत्‍तर
सूक्ष्‍म, लघु और मध्‍यम उद्यम राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)
(श्री गिरिराज सिंह)
(क) : जी, नहीं। 
(ख) : प्रश्न नहीं उठता। 
(ग) : सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय (एमएसएमई) में कार्यान्वयनाधीन चूंकि सभी योजनाएं केंद्रीय क्षेत्र की योजनाएं (सीएसएस) हैं, इसलिए राज्य/केंद्र शासित क्षेत्र-वार राशि के आवंटन का कोई प्रावधान नहीं है। तथापि, पिछले दो वित्तीय वर्षों (2016-17 से 2018-19) के दौरान एमएसएमई मंत्रालय के लिए कुल बजटीय आवंटन में 89% की वृद्धि हुई है। पिछले तीन वर्षों के दौरान धनराशि के आवंटन का विवरण नीचे दिया गया है:-
                                                                                               (करोड़ रु. में)
	वित्त वर्ष 
	बजट आवंटन 

	2016-17
	3464.77

	2017-18
	6481.96

	2018-19
	6552.61



चूंकि एमएसएमई की अधिकांश योजनाएं मांग आधारित हैं और राज्य विशेष से प्राप्त प्रस्तावों के अनुसार धनराशि वहां खर्च की जाती है,  अत: राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार कोई आवंटन नहीं किया जाता है। 
(घ) : एमएसएमई मंत्रालय तमिलनाडु सहित पूरे देश में एमएसएमई के संवर्धन के लिए क्रेडिट गारंटी निधि योजना, पीएमईजीपी (प्रधान मंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम), स्फूर्ति (पारंपरिक उद्योगों के पुनरुद्धार के लिए निधि योजना), सीएलसीएसएस (क्रेडिट लिंक्ड कैपिटल सब्सिडी स्कीम), एस्पायर (नवोन्मेष, उद्यमिता और कृषि-उद्योग संवर्धन की योजना) और खादी और ग्रामोद्योग योजना जैसी विभिन्न योजनाओं को कार्यान्वित करता है।  

*****
